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HARYANA GOVT GAZ . AUGUST 19, 1986 (SRVN . 28, 1908 SAKA ) 


[ PARTI 


दिनांक 11 अगस्त , 1986 


सं ० प्रो ० वि ० आई ० डी ०/पानी /71-86/ 28740.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . 1. स्टेट मार्किटिंग 
मैनेजर इफको एस ० सी ० ओ० 141-142. सैक्टर 8- सी . चण्डीगढ़, 2. क्षत्रीय प्रबन्धक इण्डियन फारमर्स फर्टिलाईजर 
को -प्रोपरटीव लि ० माल रोड़, करनाल , के श्रमिक श्री सुरजमल सिन्धर, पुत्र श्री इन्द्र सिंह सिन्धर , गांव व डाकखाना जयसिंहपुरा , 
तहसील व जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा 


के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु 


निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित मीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादनम्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री सुरजमल सिन्धर , की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ०वि ० /एफ०डी०/31-86/28747.-कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० डिस्ट्रीक्ट इन्सपेक्टर 
आफ वाईल्ड लाईफ मार्फत वन अधिकारी वन मण्डल, कोठी नं ० 628, सक्टर 16-ए, फरीदाबाद, के अमिक श्री , पारसनाथ 
मार्फत पार ० एल ० शर्मा. 1 -के / 16, एन ० आई टी ० , फरीदाबाद तथा · उसक प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


•. 


- 


इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3- श्रम-68/1525 4, दिनांक 
20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


वया श्री पारस नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ० सोनोपंत / 20-86/ 28754.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . प्रशासिक नगरपालिका 
खरखोदा के श्रमिक श्री धर्मबीर, पुत्र श्री कपूर चन्द , मार्फत सीटू . प्रापिस , सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है.; 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 3257 3, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


- 


क्या श्री धर्मवीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


